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HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 8, 1985 (ASVN . 16 , 1907 SAKA ) 


[PART I 


-- 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी 0/ 256-85/ 38421 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा रैडिवैटरस 
लि ०, प्लाट नं 0 107, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरि चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं: 5 4 15--3 - श्रम-68 / 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ने हुए अधिसूचना सं ० 11495 जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियमा की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या . तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

श्या श्री हरि बन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. / सोनीपत / 79-85/ 38428. --- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ( 1 ) सचिव , हरियाणा राज्य बिजली 
वोर्ड , चाडीगढ़, ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, सर्वअर्बन डिविजन, 32 के. वी ., हरियाणा राज्य बिजली वोर्ड, फाजिलपुर (सोनीपत ), 
के श्रमिक श्री इन्द्र लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्यौगिक विवाद है; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अत्र , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 96 41-1- श्रम -78/ 32 5 73, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री इन्द्र लाल को सेवा यों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./ सोनीपत / 79-85 / 38436. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . ( 1 ) सचिव, हरियाणा राज्य 
विमलो बोर्ड, चण्डीगढ़, ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता, सवनर्बन डियिजन, 32 क . वी ., हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड , फाजिलपुर 

( सोनीपत ) , के श्रमिक श्री सुभाष चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनिम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान 
की गई . शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 964 1--1 - श्रम -78/ 
32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय 
रोहतक , को विवादगारत या उससे र संगत या उससे बधित न च हिख मला यायनिर्णय एवं पंचाट तन मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट वत है जोकि उक्त ब . को था कि वे बचरा तो विवादग्रत गमला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है :-- 
क्या श्री 

सुभाष चन्द्र की सेवायो का समापन न्यायोचित तथा ठ ६ है ? यदि ही. तो ६ ह वि स राहत का 
हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. सोनीपत / 79-85/ 38444.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ( 1 ) सचिव, हरियाणा 
राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता, सबअर्बन डिविजन , 32 के.वी. , हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, फाजिलपुर 
( सोनीपत ), के श्रमिक श्री रणधीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


1 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 47, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 96 41-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादास्त या उससे 
सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री रणधीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


